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05 दिसंबर, 2013 के उत्‍तर के लिए 
देश में शहरी आबादी 
73. श्री रविशंकर प्रसाद : 

क्‍या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क): क्‍या यह सच है कि देश के शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्‍या में लोग मलिन बस्तियों में जीवन निर्वाह करने के लिए विवश हैं ;
(ख): यदि हॉं, तो इस संबंध में सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है ; और 
(ग): वर्ष 2011-12 के दौरान देश की कुल शहरी आबादी में मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत क्‍या है ?
उत्‍तर 
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री 
(डॉ0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)
(1) : 2011 की जनगणना के अनुसार 377.1 मिलियन की आबादी वाले 7935 जनगणना और म्‍यूनिसिपल कस्‍बों में से, स्‍लम आबादी की गणना हेतु कुल 4041 कस्बे शामिल किए गए । 322.83 मिलियन आबादी वाले इन 4041 कस्बों में से 291.84 मिलियन आबादी वाले 2613 कस्बों में 65.49 मिलियन स्‍लम आबादी की सूचना दी गई है जो 377.1 मिलियन कुल शहरी आबादी का 17.4 प्रतिशत है और रिपोर्ट में दिए गए कस्‍बों में 291.84 मिलियन की शहरी आबादी का 22.4 प्रतिशत स्‍लमों में है । 
(2)  :सरकार ने शहरी गरीबों के लिए  बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) के तहत 65 चयनित शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्‍लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्‍य शहरों और कस्‍बों में शहरी गरीबों/स्‍लम वासियों के लिए आवास और बुनियादी सेवाएं मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु 3 दिसंबर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया था। मिशन की अवधि 2005-06 से 7 वर्षों की थी। जेएनएनयूआरएम को मार्च, 2012 तक स्‍वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए मार्च, 2015 तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने जून, 2011 में स्‍लम मुक्‍त भारत पर विचार करते हुए राजीव आवास योजना (आरएवाई) दो चरणों में आरंभ की है जिसके तैयारी चरण की अवधि दो वर्षों की है जो जून, 2013 में समाप्‍त हो रही है तथा कार्यान्‍वयन चरण । भारत सरकार ने 2013-2022 की अवधि के लिए  केन्‍द्र प्रवर्तित स्‍कीम के रूप में आरएवाई आरंभ की है। सभी शहर/शहरी समूह  स्‍कीम का लाभ ले सकते हैं ।स्‍कीम के तहत शहरों/शहरी समूहों का चयन केन्‍द्र के परामर्श से राज्‍यों द्वारा किया जाएगा । स्‍कीम के तहत, केन्‍द्र सरकार द्वारा 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों के लिए 75 प्रतिशत की सहायता मुहैया की जाती है । पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्‍यों (जम्‍मू एवं कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड) के लिए केन्‍द्रीय अंश 80 प्रतिशत होगा । 5 लाख से अधिक आबादी शहरों के लिए अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए प्रति रिहायशी एकक (डीपी) है । यह सीमा 5 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों के लिए 4 लाख प्रति रिहायशी एकक है । पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्‍यों के लिए  अधिकतम सीमा शहर की आबादी को ध्‍यान में रखे बिना 5 लाख रूपए प्रति रिहायशी एकक है । उपयुक्‍त्‍के अनुसार अधिकतम सीमा में नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं की लागत भी शामिल है ।
(3) : वर्ष 2011-12 में स्‍लमों में रह रही आबादी के प्रतिशत का निर्धारण करने हेतु कोई पृथक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।  
